	
	

	 (1) 
	क्या भारत को अपनी बचत दर को पूर्व-संकट स्तर पर पहुंचाने के लिए सरकारी क्षेत्र की अपनी बचतों को अगले पांच वर्षों तक सुरक्षित रखना होगा; 

	 (2) 
	क्या बचतें सरकार की राजस्व और राजकोषीय घाटे को कम करने संबंधी सामर्थ्य पर बहुत अधिक निर्भर होंगी; और 

	 (3) 
	यदि हां, तो सरकार इन लक्ष्यों को किस प्रकार हासिल करने का इरादा रखती है?


उत्‍तर 
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) से (ग): सरकारी क्षेत्र की बचतों में केंद्र और राज्‍य सरकार की संयुक्‍त बचतें और आंतरिक संसाधनों के रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्‍पन्‍न बचतें शामिल होती हैं। जहां सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक संसाधन सरकारी क्षेत्र की बचतों में सकारात्‍मक अंशधारक हैं, वहीं केंद्र और राज्‍य सरकार की बचतें नाकारात्‍मक अंशधारक रही हैं और निजी क्षेत्र की बचतों की हुंडी को दर्शाती है। जिस सीमा तक केंद्र और राज्‍य के स्‍तर पर राजकोषीय समेकन होता है, ऋणात्‍मक अंशदान घटता है। यह 2004-05 से 2007-08 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र की बचतों की संवृद्धि में परिलक्षित हुआ और 2007-08 में सकल घरेलू उत्‍पाद का 5.0 प्रतिशत हो गया जिसने समग्र घरेलू बचतों को जीडीपी के 36.8 प्रतिशत तक पहुंचने में मदद की। 2008-09 और 2009-10 में वैश्‍विक वित्‍तीय संकट के आने से अपनाई गई विस्‍तारकारी राजकोषीय नीतियों के अनुसरण से समग्र मांग बढ़ी, सरकारी क्षेत्र की बचतों और सम्‍पर्ण घरेलू बचतों में कमी आई। 2012-13 के केंद्रीय बजट और मध्‍यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में यथानिर्दिष्‍ट राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया के पुन: आरंभ किए जाने और राज्‍यों के स्‍तर पर इसी प्रकार की कार्रवाई से सरकारी क्षेत्र की बचतों को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में बचत संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट में उल्‍लेख है कि यह केंद्र और राज्‍यों के लिए तैयार किए गए राजकोषीय समेकन मार्ग से हासिल किया जा सकता है। 
